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सं . प्रो.वि./अम्बाला/ 46-85 /23938.--. कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मैनेजिंग डायरेक्टर 
दी अम्बाला सैन्ट्रल कोडाप्रेटिव बैंक लि ., अम्बाला शहर, के श्रमिक परमजीत कौर तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


भौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वा नीय समझते हैं ; 

इसलिये, भर, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम . 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - अम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
हारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
सिवा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या परमजीत कौर की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हुमार 

है ? 


* 


सं ० मो ० वि ०/ रोहतक / 46-85/ 23966. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मैं ० अरोड़ा मेटल कम्पनी 
हिसार रोड, रोहतक , के श्रमिक राम देवी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है । 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - अम/70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.मो ० (ई ) श्रम-70/ 134 8, दिनांक 8 मई, 1970द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्रीमती राम देवी की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की 


हकदार है ? 


सं . मो . वि. रोहतक /44/2397 3.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की · राय है कि मैं . अरोड़ा मेटल लि ., 
हिसार रोड, रोहतक , के श्रमिक श्रीमती जम्गो तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिये , प्रव, मोद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए - एस - प्रो .( ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचेलिखा मामला 
म्यानिर्णय हेतू,निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्रीमती जग्गो की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं.मो.वि./ रोहतक / 45-85/ 23 980.- ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . अरोड़ा मेटल लि ०, 
हिसार रोड़, रोहतक , के श्रमिक श्री मती माया देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक 
विवाद है : 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं ; 
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इसलिये, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5641-1- श्रम / 70/32573; दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं: 3064-ए :एस.ओ.( ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच यां तो विवाद ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्रीमती माया देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की 
हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./पानीपत/ 30-84/ 23987. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि सचिव , हरियाणा राज्य बिजली 
बोर्ड , चण्डोगड़, ( 2) हार्यकारी अभियन्ता, सिविल नं 0.1 पानीपत थर्मल पावर प्रोजैक्ट, हरियाणा , राज्य बिजली बोर्ड प्रासन 
( पानीपत ) ( 3) मुख्य अभियन्ता थर्मल पावर . प्रोजैक्ट हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड प्रासन ( पानीपत ), के 
अमिक श्री नायब सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिशिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 84-3 बम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अपवा संबंधित मामला है: 

वया श्री नायब सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हवार है ? 

सं . मो . वि./एफ. डी. /28-85/23995. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मुख्य प्रशासक , फरीदाबाद 
कम्पलेक्स एन.आई. टी . फरीदाबाद ममिक श्रीमती निर्मला दाहमें तथा उसके प्रवनाकों के मध्य इसमें इसके बाद मिक्षित 
मामले में कोई प्रायोगिक विकार है । 

मोर कि हरियाणा के राज्यपास विवाद को म्यापनिय हेतु निष्ठिकरना पानीप समाते है । 

इसलिए, भव, पायोगिक विवा मधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) सण ( प ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के सम्पपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं. 5115- म / s8/ 15254 दिनांक 20 पून, 1988 , 
के साथ पढ़ते हुए मधिसचना सं. 11495- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 1 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 1 के प्रयोग गठित बम म्पायामप , फरीदाबाद , को विवावास या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
शिवा पानना न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है, जोकि प्रबन्धकों तथा धमिक बीच या पो विवारसस्त मा उस से पुसक्त 
या उससे संबंधित मावता : 

क्या श्रीमती निर्मला दाहमें की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की 


इकदार है ? 


सं . मो. नि./ प्रम्बाला/ 57-85 /24002.-- कि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मे ० ( 1) करोना शू कम्पनी 4 
फलोर दोशी अंबर नन्द लाल जैन रोड, बम्बई -4000009 ( 2 ) करौना शू कम्पनी, सदर बाजार प्रांच अम्बाला कैंट , 

अमिक श्री कमल कुमार तपी उसके प्रबननकों के मध्य इसमें इसके बाद निषित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


मार कि हरियाणा के राज्यपाल विकास को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है । 

इसलिए, पक, पोषोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के बम ( प) वारा प्रदान की नई 
भक्तिों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 4. ( 44)-84-3 श्रम दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
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वारा रस्त अधिनियम की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादास्त या उससे सम्बन्धितनीलिमा मामला 
बायनिर्णय के लिए विर्दिष्ट करते है , जो कि उक्तं प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री कमल कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचितं तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/अम्बाला/ 193-83/24009. ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . अोरियाटल सदिस 
प्रोटर्स वर्कशाप , अम्बाला छावनी के श्रमिक श्री शिव राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

पोर जि हरियागा के रामाल विर को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 )-84-3श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, बारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाव से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


क्या श्री शिव राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


सं. मो.वि./अम्बाला/ 193-83/ 24015.-- कि हरियाणा से राज्यपाल की राय है कि.मै. ओरियन्टल सर्विस 
अप्रेटस वर्कशाप , अम्बाला कैंट, के श्रमिक श्री भगवती प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस बार लिखिस मामले 
प्रायोगिक विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


- 


इसलिये, अब , प्रायोगिक विवाद मधिनियम, 1941, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपालं इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० ( 44 ) 8 +-3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त मा उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है , जो कि सक्त प्रवन्धकों - सपा श्रमिक के बीष या तो विवादास्त मामला है या विषायें 
मे सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री भगवती प्रसाद की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ अम्बाला/193-83/ 24021. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . पीरियन्टल सांईस अप्रेटस 
वर्कशाप अम्बाला कैंट के अमिक श्री सतीश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोधोगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ।. 


इसलिए , प्रव, पौगोपिक विवाद अधिनियम, 1941, की धारा 110 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की मई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके :हारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3श्रम, दिनीक 18 अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा के अधीन गठित बम न्यायालय, अम्बाला , को विवादास्व या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 


क्या श्री सतीश कुमार की सेवामों का समापन न्यायोचित सया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है । 


